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भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2019 


क्रमांक ई 1-01/2019/ एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. ( 1999 ), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा 
अतिरिक्त प्रभार सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, संसदीय कार्यविभाग के पद पर पदस्थ 
करते हुए सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


2 . 


श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. ( 2003 ), सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, महिला एवं बाल 
विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, संस्कृति विभाग का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपता है. 
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संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 
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[ भाग 1 


3. श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. ( 2004 ), विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), खनिज साधन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ 
अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


. 


4 . सुश्री अलरमेलमंगई डी ., भा.प्र.से. ( 2004 ), विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार 
संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव ( स्वतंत्र 
प्रभार ) , उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


5 . श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. ( 2006 ), संचालक , पशु चिकित्सा सेवाएं को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


6 . 


श्री संजय अग्रवाल , भा.प्र.से. ( 2012 ), अपर कलेक्टर, दुग्र को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, कोरबा के पद 
पर पदस्थ करता है . 


7 . 


श्री रवि मित्तल , भा.प्र.से. 2016 ), सहायक कलेक्टर, जशपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, बगीचा को अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, महासमुंद के पद पर पदस्थ करता है. 


8 . 


विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.07.2019 द्वासरा श्री जीवन किशोर धूव भा.प्र.से. ( 2011 ), अपर कलेक्टर , कबीरधाम का 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद के पद पर किया गया स्थानांतरण निरस्त करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलप्रीत सिंह , सचिव . 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 

मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 मई 2019 


क्रमांक एफ 15-165/ 2015 / 25-1. - डॉ . एस . जहीरूद्दीन ( मूल पद पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ ) वर्तमान में मुख्य कार्यपालन 
अधिकारी, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड , रायपुर में वक्फ अधिनियम, 1965 की धारा 23 में दिये प्रावधान अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है. 


2 . 


वक्फ अधिनियम यथा संशोधित 2013 की धारा 23 के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ . एस. जहीरूद्दीन, मुख्य कार्यपालन 
अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर को उप सचिव के समकक्ष वेतनमान प्राप्त होने के कारण दिनांक 09 अगस्त 2018 से उप सचिव 
के समकक्ष घोषित करता है . 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

राजीव अहिरे, अवर सचिव. 


चिकित्सा शिक्षा विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 3-08 /2019 / पचपन - 4. - राज्य शासन , एतद्द्वारा , डॉ . ए. के . चंद्राकर, तत्कालीन अधिष्ठाता, सह प्रभारी संचालक , 
चिकित्सा शिक्षा, रायपुर ( वर्तमान में कुलपति , पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ ) को 
विभागीय अभिलेख के अनुसार दिनांक 16-08-2019 को 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31-08-2019 
( अपरान्ह ) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . के . मोटवानी , अवर सचिव . 


भाग 1 ] 
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गृह विभाग , सी - अनुभाग 

( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 26 सितम्बर 2019 


विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2020 का सूचना तथा कार्यक्रम 


क्रमांक एफ - 09-114/गृह- सी / परीक्षा/2019. - छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए ( जिनके लिये विभागों 
द्वारा विभागीय परीक्षानिर्धारित की गई हो ) विभागीय परीक्षा सोमवार , दिनांक 13 जनवरी, 2020 से सोमवार 20 जनवरी, 2020, तक रायपुर। 
दुर्ग /बिलासपुर/ जगदलपुर ( बस्तर ) तथा अंबिकापुर ( सरगुजा ) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के 
अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के 
आयुक्तों को उपलब्ध करायें. 


सोमवार , दिनांक 13-01-2020 


क्रमांक 
( 1 ) 


प्रश्न पत्र 
( 2 ) 


समय 
( 3 ) 


1 . 


पहला प्रश्न पत्र - दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) भू - अभिलेख एवं राजस्व विभाग के 
अधिकारियों के लिए, 


2 . 


पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियम 
की पुस्तकों सहित ). 


3 . 


विधि तथा प्रक्रिया - उत्पादन शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


4 . 


विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ). 


5 . 


पहला प्रश्न पत्र - सहकारिता ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


59. 


Paper- 1, “ Electrical Lews ( Without Books ) ", ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये . 


सोमवार , दिनांक 13-01-2020 


6 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, 
भू - अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये . 


7 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक 
पंजीयकों के लिये . 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


8 . 


प्रश्न पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) , समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


60 . 


Paper-2 , “ Earthing and Electrical Safety ( Without Books) ", ऊर्जा विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 
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[ भाग 1 


मंगलवार , दिनांक 14-01-2020 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


9 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- “ए ” आदिम जाति 
तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. 


10 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) राजस्व, भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- " बी ". 


11 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) राजस्व, भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ सी ”. 


12. 


उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये . 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


13. 


प्रश्न पत्र - खनिज प्रबंध ( पुस्तकों - सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


14. 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया -प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना 
पुस्तकों के ). 


61 . 


Paper-3, “ Electrical Installation ( Without Books) ", ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये. 


66. 


प्रथम प्रश्न पत्र- लेखा (बिना पुस्तकों के ), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये. 


मंगलवार , दिनांक 14-01-2020 


15 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व भू- अभिलेख 
आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


16. 


प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) , 
उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


17 . 


तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


18 . 


प्रश्न पत्र - समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


19. 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों 


सहित ) . 


62. 


प्रश्न पत्र 4 - लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के ) , ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये 


. 


67 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों की सहायता से ), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना 
एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2019 


885 


बुधवार, दिनांक 15-01-2020 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


20 . 


तीसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक , राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना , 
राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


21 . 


प्रश्न पत्र - पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


22 . 


प्रश्न पत्र प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


23. 


पहला प्रश्न पत्र - प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ), वन क्षेत्रपालों के लिये. 


24. 


प्रश्न पत्र- “व्यावहारिक शाखा” पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए. 


63 . 


१ 


Paper- 5, “Swithgear and Protection ( Without Books) ", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


68. 


तृतीय प्रश्न पत्र - महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण ( बिना पुस्तकों के ), सहायक संचालक संवर्ग, बाल 
विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये . 


बुधवार , दिनांक 15-01-2020 


25 . 


प्रश्न पत्र - कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया , विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


26. 


सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ), राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


27 . 


प्रश्न पत्र- “ पुलिस शाखा ” (बिना पुस्तकों के ) , पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 


28 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


29 . 


तीसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये. 


30 . 


स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के ) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


31 . 


चौथा प्रश्न पत्र - सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1, लेखा भाग -2, सहकारिता लेखा 
परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


32 . 


समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


64 . 


Paper -6, “Insulation Co- ordination & Hazardous Areas ( Without Books) ”, उर्जा विभाग 
के अधिकारियों के लिये. 


69. 


चतुर्थ प्रश्न पत्र - बाल संरक्षण, देखभाल , कल्याण एवं विकास ( बिना पुस्तकों के लिए ), सहायक 
संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों 
के लिये. 
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गुरूवार , दिनांक 16-01-2020 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


33 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा (बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब 
तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये. 


34. 


प्रश्न पत्र प्रथम - लेखा (बिना पुस्तकों के ), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


35 . 


प्रश्न पत्र प्रथम - लेखा (बिना पुस्तकों के ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


36. 


प्रश्न पत्र - न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के ), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


37 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), उत्पाद शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


38 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये . 


39 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


40 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


गुरूवार , दिनांक 16-01-2020 


41. 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) , जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. 


42 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों , 
तथा भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


43. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


44. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


शुक्रवार , दिनांक 17-01-2020 


45 . 


प्रश्न पत्र भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये . 


46 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये . 


47 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


48 . 


प्रथम प्रश्न पत्र -विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


49 . 


. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ), जनसंपर्क विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


50 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ), वन क्षेत्रपालों के लिये . 


65 . 


प्रश्न पत्र - पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) , सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , 
तहसीलदारों अधीक्षक भू - अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक , 
ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , 
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक क्षेत्र संयोजक , विकासखंड अधिकारी के लिये 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


शुक्रवार , दिनांक 17-01-2020 


51 . 


प्रश्न पत्र भाग -2 लेखा ( पुस्तकों सहित ), पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. 


52. 


प्रश्न पत्र - लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


53. 


सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/ प्रतिवेदन लिखने की 
व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ). 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


54. 


तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


55 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


56. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये, 


57 . 


प्रश्न पत्र तृतीय - अनु. जाति तथा आदिवासी ( अनु. जन . जाति ) विकास, जनसंपर्क विभाग के 
अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


दिनांक 18-01-2020, द्वितीय शनिवार एवं 19-01-2020 , रविवार को शासकीय अवकाश 


सोमवार, दिनांक 20-01-2020 


प्रात : 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


58. 


हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. 


नोट : 


1 . 


सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य , भू - अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और 
राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के 
अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/ दो - ए ( 3 ) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102 /90 / दो - ए ( 3 ) के पाठ्यक्रम 
के 

अनुसार होगी . नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया 


2 . 


उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर 
कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी. 


3 . 


सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों , अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने 
विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे. 
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4 . 


सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/ 15/ 77 / -1/ ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है . अतः ऐसे परीक्षार्थी 
तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/ आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे. 


इन प्रमाण -पत्रों को गृह विभाग, सी - अनुभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) को नहीं भेजे जावें . संबंधित विभागाध्यक्ष/ 
जिलाध्यक्ष, परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 14 
12-2019 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, 
उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण - पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे. 


5 . 


समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें 
प्राप्त होंगे, उसका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें . 


6 . 


परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन , पेजर, स्मार्ट वॉच तथाकिसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित 
है . यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत : अपनी 
जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अरूण देव गौतम , सचिव. 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जून 2019 


क्रमांक एफ 11-21/2016 / मबावि / 50. - राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय आदेश क्र . एफ 07-05/ 2012/ मबावि /50 दिनांक 06 
09-2017 किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों में लाते हुए किशोर 
न्याय बोर्ड कोरबा में सामाजिक सदस्य के रूप में श्रीमती मधुलता राजवाड़े को 03 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था . 


2 . 


राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग नई दिल्ली को प्रेषित शिकायत पत्र के अनुसार बाल न्यायालय जिला कोरबा में नियुक्त महिला 
सदस्य के द्वारा वकीलों, पक्षकारों से वाद विवाद किये जाने एवं आर्थिक लाभ कर निपटारा किये जाने संबंधी शिकायत पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण 
आयोग नई दिल्ली द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा पद का दुरुपयोग किये जाने संबंधी शिकायत पर प्रतिवेदन चाहा गया . 


3 . 


किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम 2015 के अध्याय 3 नियम 7 ( 1 ) के अनुसार अधिनियम के निहित 
शक्ति के दुरूपयोग के दोषी पाये जाने पर नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात् समाप्त किया जा सकता है. इस प्रकरण में जिला 
कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला कोरबा द्वारा शिकायतकर्ता के शिकायत के अनुसार श्रीमती मधुलता राजवाड़े को अपना 
अभिमत प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था . लेकिन अभिमत प्रस्तुत नहीं किया गया, शिकायत पर तथ्यात्मक जांच करते हुए किशोर न्याय बोर्ड में 
प्रस्तुत होने वाले वकीलों एवं पक्षकारों से बातचीत कर अन्वेषण किया गया, पक्षकारों एवं वकीलों द्वारा अपना नाम उजागर न करने बात करते 
हुए किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्रीमती मधुलता राजवाड़े द्वारा किशोर न्याय बोर्ड में वाद विवाद एवं दुर्व्यवहार करने की बात कही गई पूर्व में 
भी श्रीमती मधुलता राजवाड़े जब बाल कल्याण समिति की सदस्य थी , तब भी इस प्रकार कार्य करते हुए उनके द्वारा बाल कल्याण समिति के 
सदस्य के पद का दुरूपयोग करते हुए समिति के अन्य सदस्यों को कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग के 
अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध बहकाया जाता था . 


4 . 


उपरोक्त प्रकाश/ परिस्थिति में जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट होता है, कि श्रीमती मधुलता राजवाड़े सामाजिक सदस्य किशोर न्याय 
बोर्ड जिला कोरबा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करना पूर्णतः दोषी पाया जाता है. ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किशोर न्याय ( बालकों की 
देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम 2015 नियम 7 में निहित प्रावधान के अनुसार प्रकरण प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात् श्रीमती मधुलता राजवाड़े 
सामाजिक सदस्य किशोर न्याय बोर्ड जिला कोरबा की नियुक्ति राज्य शासन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. गीता, सचिव. 


भाग 1 ] 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बलौदाबाजार - भाटापारा, दिनांक 24 सितम्बर 2019 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखिये) 


क्रमांक/ 412/ क/ भू - अर्जन/01 अ -82/ 2018-19.- भूमि - अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 
सरकार द्वारा आशयित है , अर्थात् : 


जिला 


ग्राम / नगर 


क्षेत्रफल 


तहसील 
( 2 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


बलौदाबाजार 


पलारी 


धमनी 


0.982 


खैरी से मुड़ियाडीह मार्ग 


भाटापारा 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-10-2019 को समय 
11.00 बजे से स्थान विश्राम गृह पलारी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है : 


1 . 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


खैरी से मुड़ियाडीह मार्ग निर्माण 


2 . 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


14 


3 . 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


निरंक 


4 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


5 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या . 


6 . 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


हां 
हां 


7 . 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


8 . 


परियोजना की कुल लागत 


317.69 लाख 


9 . 


परियोजना से होने वाले लाभ 


ग्रामीणों को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा. 


10 . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय . 


अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु व्यय का प्रावधान 
किया जायेगा. 


11. 


परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि/ समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 
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कार्यालय , कलेक्टर, जिला कोरबा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं आपदा 

प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 22 जुलाई 2019 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखिये) 


क्रमांक /12695 / भू - अर्जन /2019-20.- भूमि - अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 
आशयित है, अर्थात् : 


जिला 
( 1 ) 


तहसील 
( 2 ) 


ग्राम/ नगर 

( 3 ) 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


कोरबा 


पोड़ीउपरोड़ा 


रामपुर 


2.526 हे . 


रामपुर जलाशय योजना के बांध के निर्माण हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 16-08-2019 को समय 
12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन , रामपुर में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है : 


1 . 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


रामपुर जलाशय योजना के डूबान में अर्जित होने पर 


2 . 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


10 + 11-21 परिवार 


3 . 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


21 परिवार 


4 . 


11 कच्चा/ पक्का मकान/ कोठा +13 वृक्ष 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


5 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


6 . 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


The 


7 . 


हां 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


8 . 


परियोजना की कुल लागत 


रु.8340.45 लाख 


9 . 


परियोजना से होने वाले लाभ 


योजना के निर्माण होने से सिंचाई की साधन होने से 
फसल की पैदावार में वृद्धि होगी. जो जन हित में होगा. 


10 . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान 
किया गया है. 


11. 


परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि/ समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


भाग 1 ] 
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कोरबा, दिनांक 5 सितम्बर 2019 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखिये) 


क्रमांक/16979 / भू - अर्जन /2019. - भूमि - अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 
आशयित है, अर्थात् : 


जिला 
( 1 ) 


तहसील 
( 2 ) 


ग्राम/ नगर 

( 3 ) 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


कोरबा 


कटघोरा 


भेजीनारा 


2.212 हे . 


खोलारनाला स्टाप डेम क्र . - 2 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 16-09-2019 को समय 
12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, अरदा पर नियत की गई है . प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है : 


1 . 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


खोलारनाला स्टापडेम क्र . - 2 


2 . 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


08 परिवार 


3 . 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


08 परिवार 


4 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


5 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


6 . 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


her 


7 . 


हां 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


8 . 


परियोजना की कुल लागत 


रु . 499.98 लाख 


9 . 


परियोजना से होने वाले लाभ 


निस्तारी एवं कृषकों के स्वयं के साधन से 25 हे. में 
सिंचाई सुविधा हो सकेगी. 


10 . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला 
संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है . 


11. 


परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि/ समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 
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कोरबा, दिनांक 9 सितम्बर 2019 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखिये ) 


क्रमांक/17234/ भू - अर्जन/ 2019.- भूमि - अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 
आशयित है , अर्थात् 


जिला 


तहसील 
( 2 ) 


ग्राम/ नगर 

( 3 ) 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


( 1 ) 


कोरबा 


कटघोरा 


बिरदा 


0.319 हे . 


तेन्दुवाही व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु . 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-09-2019 को समय 
12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन , बिरदा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है : 


1 . 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


तेन्दुवाही व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु 


2 . 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


02 परिवार 


3 . 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


02 परिवार 


4 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


5 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या . 


6 . 


क्या प्रस्तावित अर्जन 

न्यूनतम 

है ? 


हां 


7 . 


- 


हां 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


8 . 


परियोजना की कुल लागत 


रु.538.74 लाख 


9 . 


परियोजना से होने वाले लाभ 


परियोजना से 192 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध 
कराई जावेगी. 


10 . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला 
संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है . 


11. 


परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो, तो विहित तिथि / समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 
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कार्यालय , कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2019 


क्रमांक / 13807- A/ अ -82/2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


10.691 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 


गोपालपुर 
प.ह.नं. 39 


कलमा बैरॉज निर्माण 
हेतु . 


संभाग , रायगढ़ . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2019 


" 


क्रमांक /13830 / अ -82/ 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


܀܀ 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चांपा 


0.040 


पोड़ीखुर्द 
प.ह.नं. 10 


कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर 
जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. 


मिनिमाता हसदेव 
परियोजना अंतर्गत 
सुंदरेली डि.ब्यू . नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


894 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2019 


क्रमांक /13833- A/ अ -82/2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चांपा 


0.052 


दारंग 
प.ह.नं. 10 


कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर 
जल प्रबंध संभाग , जांजगीर . 


मिनिमाता हसदेव 
परियोजना अंतर्गत 
पोड़ीखुर्द माईनर नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2019 


क्रमांक/13852/ अ-82/2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


2.771 


चंदली 
प.ह.नं. 40 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, रायगढ़. 


" 


कलमा बैरॉज निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2019 


895 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2019 


क्रमांक /13863- A/ अ -82/ 2016-17 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


4.174 


सिरौली 
प.ह.नं. 35 


कार्यपालन अभियंता , जल संसाधन 
संभाग , रायगढ़ . 


कलमा बैरॉज निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2019 


क्रमांक /13880- A/ अ-82 / 2016-17 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


4.512 


बरहागुड़ा 
प.ह.नं. 39 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , रायगढ़ . 


कलमा बैरॉज निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2019 


क्रमांक /13902 / अ-82/2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चांपा 


0.173 


दारंग 
प.ह.नं. 10 


कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर 
जल प्रबंध संभाग , जांजगीर. 


मिनिमाता हसदेव 
परियोजना अंतर्गत 
दारंग माईनर नं . 02 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2019 


क्रमांक / 13926 / अ-82/ 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चांपा 


0.056 


दारंग 
प.ह.नं. 10 


कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर 
जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. 


मिनिमाता हसदेव 
परियोजना अंतर्गत 
पेटफोरवा माईनर नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2019 


क्रमांक /13928 / अ -82/ 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 के द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


प्राधिकृत अधिकारी 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चांपा 


0.016 


हर्राभाठा 
प.ह.नं. 10 


कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर 
जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. 


मिनिमाता हसदेव 
परियोजना अंतर्गत 
पोड़ीखुर्द माईनर नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा. दिनांक 17 सितम्बर 2019 


क्रमांक /14874/ अ -82 /2019. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


1.381 


परसाडीह 
प.ह.नं. 19 


बांगो नहर 


कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता 

संभाग 
नंदेलीभांठा सक्ती जिला 
जांजगीर - चांपा. 


हरेठीखुर्द सब माइनर 
नहर निर्माण हेतु. 


क्र . 6, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है. 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जे. पी . पाठक , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 
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[ भाग 1 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 23 जुलाई 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 35 / अ -82 /2017-18. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


2.592 


लोईंग 
प.ह.नं. 40 


महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली एनटीपीसी कोल 
कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा माईनिंग परियोजना के 

रेल लाईन निर्माण हेतु 


जिला- रायगढ़. 


भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 23 जुलाई 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/ अ -82 / 2017-18 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


5.864 


जुर्डा 
प.ह.नं. 38 


महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली एनटीपीसी कोल 
कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा माईनिंग परियोजना के 

रेल लाईन निर्माण हेतु 


जिला- रायगढ़ . 


भू - अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2019 
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रायगढ़, दिनांक 23 जुलाई 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 37 / अ-82 /2017-18. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


1.861 


पण्डरीपानी ( पूर्व ) 

प.ह.नं. 38 


महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली एनटीपीसी कोल 
कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा माईनिंग परियोजना के 

रेल लाईन निर्माण हेतु 


जिला- रायगढ़. 


भू - अर्जन. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


रायगढ़, दिनांक 26 जुलाई 2019 


1107/2 


0.012 


1143/2 


0.049 


1108/2 


0.020 


1196 


0.012 


क्रमांक 01 / अ -82/ 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


योग 


04 


0.093 


अनुसूची 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत टिनमिनी माइनर नहर हेतु. 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम -छिछौर उमरिया 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 26 जुलाई 2019 


अनुसूची 


क्रमांक 02/ अ -82/2018-19. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम -छिछौर उमरिया 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.440 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


अनुसूची 


1703 


0.020 


370/1 


0.020 


37/11 


0.101 


1704 


0.020 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर / ग्राम -छिछौर उमरिया 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.173 हेक्टेयर 


187/2/1, 200/2 


0.096 


58/1 


0.016 


209/3 


0.020 


36/2 


0.085 


खसरा नम्बर 


369/1 


0.058 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


52/4 


0.004 


( 1 ) 


योग 


10 


0.440 


1584/1 


0.012 


1617/4 


0.041 


1631/4 


0.020 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत छिछौर उमरिया वितरक नहर हेतु. 


1591 


0.020 


1621/5 


0.020 


1648/4 


0.028 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


. 


1561/1 


0.032 


योग 


07 


0.173 


रायगढ़, दिनांक 26 जुलाई 2019 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत परसापाली माइनर नहर हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्रमांक 06 / अ-82/ 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


रायगढ़, दिनांक 26 जुलाई 2019 


अनुसूची 


क्रमांक 03/ अ -82/2018-19. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - बुनगा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर 


भाग 1 ] 
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खसरा नम्बर 


अनुसूची 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


333/1 


0.045 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायपुर 
( ख ) तहसील - आरंग 
( ग ) नगर /ग्राम - अकोलीकला, प.ह.नं. 52 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.25 हेक्टेयर 


496/6 


0.096 


274/7 


0.081 
0.040 


496/1 


503/2 


0.021 


खसरा नम्बर 


504/2 


0.020 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


योग 


( 1 ) 


06 


0.303 


650 


0.02 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत बुनगा माइनर नहर हेतु . 


651/1 


0.04 


652 


0.01 


653 


0.01 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


700 


0.01 


702 


0.04 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


703/1 


0.02 


703/2 


0.01 


703/4 


0.01 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


705 


0.06 


373/3 


0.02 


रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2019 


योग 


11 


0.25 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण - आरंग - कलई -खमतराई - 

अकोलीकला- गुखेरा मार्ग चौड़ीकरण . 


क्रमांक/ 541/ वा ./ भू.अ. / प्र.क्र ./ 14/ अ -82/ वर्ष 2015 
16. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे 
दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) 
में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ) एवं भू - अर्जन अधिकारी , आरंग के कार्यालय में किया 
जा सकता है . 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एस. भारतीदासन , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र केरिपुबल 
गोविन्द अपार्टमेंट, जीवन विहार कॉलोनी, तेलीबांधा, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2019 


शस्त्र नियम 1962 के नियम 15 के अनुसार ग्राम भिलाई , तहसील आरंग की भूमि को के.रि.पु. बल के जवानों के प्रशिक्षण 

एवम् वार्षिक चाँदमारी हेतु 


क्रमांक - ए.दो. - 2/2016-17 - भवन - ग्रु.के. - राय..- कार्यालय कलेक्टर रायपुर के आदेश सं. 435 क/ वाचक / अ.कले./ 2012 - रायपुर 
दिनांक 09-04-2012 के तहत केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल को ग्रुप केन्द्र रायपुर की स्थापना हेतु ग्राम -भिलाई , प.ह.नं. 59 , तहसील - आरंग, 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


जिला - रायपुर ( छ.ग. ) में क्रमशः खसरा संख्या 04, 102, 103, 108 , 109, 110, 120, 939, 940, 941, 944, 945 , 946 , 947, 948, 949 
तथा खसरा संख्या 1053 ( कुल 55.61 हेक्टेयर भूमि ) को आबंटित किया गया है. उक्त आबंटित भूमि में ग्रुप केन्द्र रायपुर में पदस्थ जवानों के 
वार्षिक चाँदमारी हेतु खसरा संख्या 1053 में 100 मीटर के बफैल फायरिंग रेन्ज का निर्माण किया जाना है . 


नगर पुलिस अधीक्षक माना के द्वारा उक्त निर्माण के संबंध में थाना प्रभारी आरंग से केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल को आबंटित एरिया 
का मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है तथा थाना प्रभारी आरंग एवं नगर पुलिस अधीक्षक माना के अभिमत से सहमत होकर वरिष्ठ 
पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर के द्वारा प्रस्तावित खसरा में 100 मीटर के बफैल फायरिंग रेन्ज बनाये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना पाया गया 
है . 


अतः नगर पुलिस अधीक्षक माना, थाना प्रभारी आरंग तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर के अभिमत के पश्चात् खसरा संख्या 
1053 को ग्रुप केन्द्र रायपुर के लिए 100 मीटर के बफैल फायरिंग रेन्ज के निर्माण हेतु अधीसूचित किया जाता है. 


केवल सिंह , 


पुलिस उप महानिरीक्षक . 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 21st August 2019 


No. 861/Confd1./2019 / II- 3-1/2019. — The following Civil Judge Class- II , as specified in Column No. (2 ) of 
the table below, is hereby transferred fromthe place shown in Column No. ( 3) to the place shown in Column No. ( 4 ) 
inthe Revenue District mentioned in Column No. (5 ) and is posted inthe capacity as mentioned in Column No. ( 6 ) 
from the date he assumes charge of his office : 


TABLE 


From 


To 


Posted as 


Si. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

( 2 ) 


Revenue 
District 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


1 . 


Raipur 


Baikunthpur 


Shri Prashant Kumar Bhaskar, 
III Addl. Judge to the Court of 
I Civil Judge Class- II . 


Koriya 
(Baikunthpur ) 


Addl. Judge to the 
Court of Civil Judge 
Class - II. 


By order of the High Court, 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


